भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न सं. 514
14 दिसम्‍बर, 2018 को उत्‍तरार्थ
विषय: 
बीमा से संबंधित दावों के भुगतान में विलंब
514. 
श्री हुसैन दलवईः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) वर्तमान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत नामांकित किसानों की संख्या कितनी है और इसमें छोटे और सीमांत किसानों तथा महिला किसानों का राज्य-वार प्रतिशत कितना है;

(ख) योजना आरम्भ होने की तारीख से संग्रहित प्रीमियम की राज्य-वार और वर्ष-वार रकम कितनी है;

(ग) भुगतान किए गए मुआवजे की राज्य-वार और वर्ष-वार रकम कितनी है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत बीमा के जिन दावों का निपटारा नहीं किया गया है उनकी राज्य-वार संख्या कितनी है और दावों का निपटारा न किए जाने के क्या कारण हैं; और
(ङ) बीमा संबंधी दावों का भुगतान करने में होने वाले विलंब के लिए राज्य सरकारों और बीमा कंपनियों को दंडित करने हेतु सरकारी हस्तक्षेप की क्या स्थिति है?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)
(क) से (ड.): खरीफ 2016 से खरीफ 2017 तक योजना के शुरू होने के बाद से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत नामांकन, एकत्रित प्रीमियम की राशि, भुगतान  किए गए दावे और लंबित दावों का राज्यवार विवरण, अनुबंध - I पर है। लघु और सीमांत किसानों और महिला किसानों का राज्यवार प्रतिशत अनुबंध – II पर है।

फसल कटाई के 2 महीने के भीतर बीमा कम्‍पनियों द्वारा दावों के निपटान हेतु समय-सीमा, बीमा कम्‍पनियों को समय पर राजसहायता जारी करना और पैदावार के अध्‍यधीन तथा राज्‍य सरकारों द्वारा प्रीमियम राजसहायता जारी करने सहित विस्‍तारित कार्यकलापवार मौसम संबंधी अनुशासन को बीमित किसानों के दावों का समय पर भुगतान सुनिश्‍चित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के प्रचालनात्‍मक दिशानिर्दर्शों में निर्धारित किया गया है।

किसानों के दावों का समय पर भुगतान सुनिश्‍चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ कारणों जैसे पैदावार डाटा का विलम्‍ब से हस्‍तांरण; कुछ राज्‍यों द्वारा प्रीमियम राजसहायता में उनके अंश को जारी करने में विलम्‍ब, बीमा कम्‍पनी और राज्‍यों के बीच पैदावार संबंधी विवाद, दावों के अंतरण हेतु कुछ किसानों के खाता विवरण की अनुपलब्‍धता और एनईएफटी संबंधित मुद्दे आदि के कारण कुछ राज्‍यों में दावों के निपटान में विलम्‍ब हुआ। 

किसानों के दावों का समय पर भुगतान सुनिश्‍चित करने, बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही को ध्‍यान में रखते हुए सरकार ने योजना के प्रचलनात्‍मक दिशानिर्देशों को व्‍यापक रूप से संशोधित किया है जो 01.10.2018 से प्रभावी हुए हैं। संशोधित प्रचलनात्‍मक दिशानिर्देशों में किसानों के नामांकन, सहकारी राजसहायता की निर्मुक्‍ति और दावों के निपटान आदि के लिए समय सीमा को कड़ा कर दिया है और इसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ निम्‍नलिखित शामिल हैं: 
i. दावों के भुगतान के लिए अंतिम तारीख से 10 दिनों से अधिक विलम्‍ब होने पर किसानों को बीमा कम्‍पनियों द्वारा प्रतिवर्ष 12% ब्‍याज दर का भुगतान करने का प्रावधान।
ii. राज्‍य सरकार को अंतिम निर्धारित तारीख/बीमा कम्‍पनियों द्वारा मांग की प्रस्‍तुति की तारीख से 3 महीने अधिक होने की स्‍थिति में राजसहायता से संबंधित राज्‍य के हिस्‍से की निर्मुक्‍ति में विलम्‍ब होने पर 12% की दर से ब्‍याज अदा करना होगा। 
iii. स्‍तरीकृत शिकायत निवारण तंत्र अर्थात जिला स्‍तर शिकायत निवारण समिति (डीजीआरसी), राज्‍य स्‍तर शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी)।
iv. स्‍थानीय आपदाओं, फसलोपरांत हानियों, मध्‍यावधि विपदाओं और निवार्य बुवाई के तहत दावों के निपटान तथा ऐड ऑन विशेषताओं सहित पैदावार डाटा के संबंध में विवाद के समाधान हेतु विस्‍तृत मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)।
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अनुबंध – I
	वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान पीएमएफबीवाई के तहत नामित किसानों, किसानों और एकत्र किए गए सकल प्रीमिमय, भुगतान किए गए दावे और लम्‍बित दावों का राज्‍यवार विवरण

	राज्य / संघ राज्य

	नामांकन का विवरण 
	सकल प्रीमियम
	सकल प्रीमियम में किसान का हिस्‍सा
	भुगतान किए गए दावे
	लम्‍बित दावे

	
	 संख्‍या लाख में
	करोड़ रुपये
	करोड़ रुपये
	करोड़ रुपये
	करोड़ रुपये

	
	 2016-17 
	 2017-18 
	 2016-17 
	 खरीफ  2017 
	 2016-17 
	 खरीफ  2017 
	 2016-17 
	 खरीफ  2017 
	 2016-17 
	 खरीफ  2017 

	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
	0.00
	0.00
	0.02
	-
	0.00
	-
	0.15
	-
	-
	-

	  आंध्र प्रदेश
	17.75
	18.45
	845.50
	1,159.97
	199.27
	228.97
	887.99
	486.41
	14.93
	9.62

	  असम
	0.60
	0.57
	8.65
	10.84
	4.97
	4.59
	5.15
	0.54
	-
	-

	  बिहार
	27.14
	22.59
	1,416.26
	670.75
	204.62
	105.44
	348.58
	200.78
	-
	-

	  छत्तीसगढ़
	15.49
	14.74
	325.77
	306.78
	136.49
	128.18
	159.90
	1,303.79
	0.17
	0.10

	  गोवा
	0.01
	0.01
	0.07
	0.05
	0.07
	0.05
	0.03
	0.00
	-
	-

	  गुजरात
	19.75
	17.62
	2,360.71
	3,154.59
	249.39
	368.26
	1,261.97
	1,040.04
	-
	4.57

	  हरियाणा
	13.36
	13.54
	364.39
	297.98
	196.53
	124.19
	293.81
	615.92
	2.16
	32.94

	  हिमाचल प्रदेश
	3.80
	3.82
	71.63
	3.49
	31.10
	2.85
	44.75
	3.12
	0.44
	-

	  जम्मू-कश्मीर
	-
	1.52
	-
	22.31
	-
	5.46
	-
	5.95
	-
	-

	  झारखंड
	8.79
	11.99
	271.81
	201.16
	39.63
	26.54
	25.92
	32.44
	0.16
	5.38

	  कर्नाटक
	27.38
	16.09
	1,563.61
	1,856.37
	259.49
	235.52
	1,862.86
	732.35
	57.68
	78.72

	  केरल
	0.77
	0.56
	33.15
	12.52
	7.22
	3.76
	44.55
	7.98
	-
	-

	  मध्य प्रदेश
	71.81
	70.29
	3,852.24
	3,945.79
	733.12
	508.06
	1,996.61
	5,357.53
	5.31
	27.60

	  महाराष्ट्र
	120.06
	101.33
	4,739.66
	3,803.51
	692.32
	419.88
	2,315.50
	2,820.85
	1.31
	7.38

	  मणिपुर
	0.08
	0.09
	3.59
	-
	0.74
	-
	1.96
	-
	-
	-

	  मेघालय
	0.00
	0.03
	0.04
	1.42
	0.01
	1.01
	0.03
	0.02
	-
	-

	  ओडिशा
	18.20
	18.91
	539.05
	835.46
	142.63
	145.09
	431.28
	1,727.49
	0.06
	-

	  पुडुचेरी
	0.09
	-
	3.10
	-
	0.26
	-
	7.57
	-
	-
	-

	राजस्थान
	91.70
	85.92
	2,539.52
	1,832.36
	366.22
	241.38
	1,862.22
	1,553.46
	3.41
	66.28

	  सिक्किम
	0.01
	0.01
	0.01
	0.05
	0.01
	0.05
	0.11
	-
	-
	-

	  तमिलनाडु
	14.11
	14.92
	1,227.37
	64.36
	112.54
	23.44
	3,405.54
	37.10
	81.27
	4.72

	  तेलंगाना
	9.73
	10.11
	291.90
	592.03
	113.52
	158.98
	178.45
	422.52
	0.30
	24.14

	  त्रिपुरा
	0.13
	0.12
	0.40
	0.16
	0.29
	0.12
	0.52
	0.26
	0.03
	-

	  उत्तर प्रदेश
	68.43
	53.22
	1,118.73
	699.48
	475.96
	184.40
	554.20
	245.62
	0.15
	3.27

	  उत्तराखंड
	2.62
	2.23
	41.58
	34.11
	19.55
	10.93
	27.47
	26.66
	0.00
	-

	  पश्चिम बंगाल
	41.33
	39.62
	726.76
	261.92
	230.10
	111.54
	415.71
	149.31
	5.78
	61.15

	  कुल योग
	573.16
	518.29
	22,346
	19,767
	4,216
	3,039
	16,133
	16,770
	173.18
	325.85
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अनुबंध-II
	पीएमएफबीवाई के तहत लघु एवं सीमान्‍त किसानों तथा महिला किसानों का प्रतिशत

	क्र.सं.
	राज्‍य
	2017-18

	
	
	कुल नामांकन में लघु एवं सीमान्‍त किसानों का %
	कुल नामांकन में महिला किसानों का %

	1
	आंध्र प्रदेश
	86%
	32%

	2
	असम
	86%
	9%

	3
	बिहार
	92%
	11%

	4
	छत्तीसगढ
	79%
	12%

	5
	गोवा
	87%
	18%

	6
	गुजरात
	75%
	11%

	7
	हरियाणा
	80%
	7%

	8
	हिमाचल प्रदेश
	88%
	8%

	9
	जम्मू और कश्मीर
	77%
	3%

	10
	झारखंड
	89%
	23%

	11
	कर्नाटक
	54%
	17%

	12
	केरल
	82%
	39%

	13
	मध्य प्रदेश
	72%
	12%

	14
	महाराष्ट्र
	86%
	18%

	15
	मेघालय
	100%
	60%

	16
	ओडिशा
	94%
	12%

	17
	राजस्थान
	65%
	10%

	18
	सिक्किम
	98%
	17%

	19
	तमिलनाडू
	93%
	29%

	20
	तेलंगाना
	86%
	28%

	21
	त्रिपुरा
	31%
	15%

	22
	उत्तर प्रदेश
	84%
	8%

	23
	उत्तराखंड
	82%
	9%

	24
	पश्चिम बंगाल
	86%
	12%

	 
	सकल योग
	83%
	14%


----
